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10 अगस्त, 2026 को उ�र �दए जाने के �लए 

राष्ट्र�य शहर� �डिजटल �मशन (एनयूडीएम) क� प्रग�त एवं प्रभाव 
 
2443 # श्री नीरज डांगी: 
क्या आवासन और शहर� कायर् मंत्री यह बताने क� कृपा करेंगे �कः 
(क) वतर्मान में राष्ट्र�य शहर� �डिजटल �मशन (एनयूडीएम) के अंतगर्त �कतने राज्यों एवं 
शहर� स्थानीय �नकायों को शा�मल �कया गया है, और तत्संबंधी िस्थ�त क्या है; 
(ख) �मशन के अंतगर्त नाग�रकों के व्यिक्तगत डेटा क� सुरक्षा, साइबर सुरक्षा एवं गोपनीयता 
सु�निश्चत करने हेतु कौन-कौन से उपाय �कए गए हैं; 
(ग) क्या सरकार ने इस �मशन के प�रणामस्वरूप नाग�रक सेवाओं क� गुणव�ा, पारद�शर्ता 
तथा �शकायत �नवारण प्रणाल� में हुए सुधार के स्तर का कोई मूल्यांकन �कया है, य�द हाँ, 
तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और 
(घ) �मशन के अंतगर्त �डिजटल सेवाओं का लाभ म�हलाओं, व�रष्ठ नाग�रकों, �दव्यांगजनों एवं 
आ�थर्क रूप से कमजोर वग� तक पहँुचाने हेतु कौन-कौन से �वशेष उपाय �कए गए हैं? 

 
उ�र 

आवासन और शहर� कायर् राज्य मंत्री  
(श्री तोखन साहू) 

 
(क) से (घ): वतर्मान में, राष्ट्र�य शहर� �डिजटल �मशन (एनयूडीएम) अपने प्रारं�भक चरण में 

है। �मशन न े यूपीवाईओजी अथवा अन्य �डिजटल प्लेटफॉम� के कायार्न्वयन के �लए, 33 

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूट�) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर �कए हैं। इनमें 

से 18 राज्य/सघं राज्य क्षेत्र यूपीवाईओजी को अपनाने और उसके कायार्न्वयन के �व�भन्न 

चरणों में हैं। प्रारं�भक चरण के अंतगर्त, कायार्न्वयन संबं�धत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूट�) 

द्वारा �कया जाता रहा है, उपयुर्क्त उपायों को अपनाना और उनका कायार्न्वयन संबं�धत 

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र क� अपनी �व�शष्ट आवश्यकताओं एवं प्राथ�मकताओं के आधार पर 

�ववेकाधीन है। 

 

*** 


